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प्रस्तावना


राजभाषा संबंधी सांविधानिक और सांविधिक उपबंधों के अनुपालन को मॉनीटर करने और उसकी समीक्षा करने और संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग की स्थापना गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में की गई। विभाग विभिन्न कार्यों के माध्यम से संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए  हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जैसे (i) केंद्र सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना, (ii) हिंदी सलाहकार समितियों का गठन, (iii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का गठन और उनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करना, (iv) हिंदी में कार्य करने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू करना, और (v) हिंदी में कार्य करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना।

2.
यह उल्लेखनीय है कि इस विभाग का संबंध नागरिकों से सीधे नहीं है। विभाग के कार्यकलाप एवं सेवाएं प्रमुख रूप से सरकारी एजेंसियों अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए होती हैं। विभाग के कार्यकलापों/ सेवाओं का आशय विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपनी सेवाएं हिंदी में देने से पारदर्शिता बढ़ेगी और अंतत: नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। तदनुसार इस विभाग द्वारा तैयार किए गए चार्टर का नाम  "नागरिक/ग्राहक चार्टर" (सीसीसी) रखा गया है।

3.
हम राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही शिकायतों की जाँच करने का प्रयास करते हैं और इस संबंध में प्राप्त सुधार संबंधी सुझावों का स्वागत करते हैं। नीति के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच और सुधारात्मक कार्य करना हमारे अभिदेश का भाग है। तदनुसार चार्टर में सुझाव भेजने और शिकायत करने की प्रक्रिया दी गई है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की लोक शिकायत निवारण और केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से शिकायतें ऑन लाइन भी की जा सकती हैं। इस संबंध में वेबसाइट और नागरिक चार्टर में "लोक शिकायत " के तहत एक लिंक दिया गया है। सुझाव पर विचार करने और शिकायत के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

हमारा विजन


राजभाषा संबंधी सांविधानिक और सांविधिक उपबंधों के अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु कार्यक्षम परिवेश तैयार करना जिससे हिंदी देश की सामासिक संस्कृति के समस्त तत्वों की  अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

हमारा मिशन

1.
केंद्र सरकार के कार्यालयों में आग्रह, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना। 

2.
हिंदी के प्रयोग के लिए केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों को निदेश एवं 
मार्गदर्शन देना। 

3. 
राजभाषा नीति, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में सूचना का प्रसार करके जागरूकता लाना और सुग्राहिता विकसित करना। 

4.
विभिन्न वरिष्ठता स्तरों पर विषय विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों की क्षमता का विकास करना। 

5.
केंद्र सरकार के कार्यालयों में द्विभाषी कार्य-प्रणाली की सांविधिक बाध्यता का निर्वहन करना। 

6.
उन मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना जो कुछ सीमा तक राजभाषा विभाग के अभिदेश के भागीदार हैं।  


7. 
राजभाषा विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों जैसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, संसदीय राजभाषा समिति की कार्य-प्रणाली के बारे में प्रमुख रूप से जनता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करना। 

8.
केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारियों एवं स्टाफ के कार्मिक प्रबंधन का सुदृढ़ ढांचा विकसित करना। 

9.
राजभाषा नीति के अनुपालन की स्थिति को मॉनीटर करना और उसकी समीक्षा करना। 

10.
पारदर्शिता, जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को कतई सहन न करना। 

11.
स्टेक-होल्डरों के साथ निरंतर अंत: संपर्क बनाए रखना। 




12.
ऊर्जा संरक्षण एवं सौंदर्यपरक मूल्यों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील स्वस्थ एवं पारिस्थितिकी-
अनुकूल परिवेश तैयार करना। 

हमारे प्रयोक्ता

1.
केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और अधीनस्थ/ संबद्ध कार्यालय तथा स्वायत्त संस्थाएं।  

2. 
सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/ कंपनियों के कार्यालय। 

3.
बैंक, वित्तीय संस्थाएं। 

4.
जन सामान्य। 

5. 
केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (कें.हि.प्र.सं.), केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (कें.अनु.ब्यूरो) और क्षेत्रीय 
कार्यान्वयन कार्यालयों (क्षे.का.का.) के अधिकारी एवं कर्मचारी। 

6.
हिंदी के लेखक। 

7.
विभिन्न हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षार्थी। 

8.
वस्तुओं एवं सेवाओं के पूर्तिकर्ता (सप्लायर।

राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

1.
केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि और अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साधनों का प्रशिक्षण प्रदान करना।  

2.
संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्टों पर राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करना और इनके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों को अनुदेश जारी करना।  

3.
केंद्रीय हिंदी समिति (के.एच.एस.) का गठन करना और उसकी बैठकें आयोजित करना।  

4.
केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (के.आर.के.एस.) की बैठकें आयोजित करना।  

5.
विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों (एच.एस.एस.) का गठन करना।  

6.
केंद्र सरकार के कायालयों में राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना।  

7.
निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष में वास्तविक उपलब्धियों पर आधारित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और संसद के पटल पर रखना।  

8.
तिमाही प्रगति रिपोर्ट और कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना एकत्रित करना।  

9.
केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का संवर्ग प्रबंधन।  

10.
विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों जैसे - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, और सीपीओएल. सचिवालय के कार्यों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण।  

11.
त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" सहित राजभाषा प्रकाशन तैयार करना और उनका वितरण करना।  

12.
यूनिकोड समर्थित कंप्यूटर, की-बोर्ड, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर आदि उपलब्ध कराने संबंधी अनुदेशों के अनुपालन का मॉनीटरन और इसकी समीक्षा करना।  

13. 
केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित असांविधिक नियम पुस्तकों, संहिताओं और अन्य कार्यविधिक साहित्य और इनसे संबंद्ध फॉर्मों का अनुवाद करना।  

14.
राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 के संबंध में नीतिगत सुझावों/प्रस्तावों पर अनुदेश/निदेश जारी करना।  

15.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी योजनाएं लागू करना।  

16.
क्षेत्रीय पुरस्कार वितरण समारोह और विचार-मंथन कार्यक्रम आयोजित करना। 
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